
 

पश्चलेख
यह पु स्तिका 2009 में  कांग्रेस-नीत ‘संयु क्त प्रगतिशील गठबन्धन’ की अप्रत्याशित चुनावी
जीत के  ठीक बाद लिखी गयी थी। तब संसदीय वामपंथियों और संशोधनवादियों समेत
क्रान्तिकारी वाम का भी एक हिस्सा इस बात पर जश्न मना रहा था कि भाजपा की चुनावों
में  भारी हार हुई थी। कई तो इसे फासीवाद की निर्णायक पराजय भी क़ रार दे रहे थे! इस
तरह के  दावे के वल यही दिखला रहे थे कि एक मज़ दूर-विरोधी राजनीतिक और सामाजिक
आन्दोलन के  तौर पर फासीवाद की उनकी समझदारी कितनी दरिद्र  है। हमने तब भी
लिखा था कि चुनावी पराजय को फासीवाद की पराजय मानना एक भारी भूल है। और
सर्वहारा वर्ग के  प्रतिरोध की रणनीति को बनाने के  लिए ऐसी सोच विशेष तौर पर
नुकसानदेह है। इसके  कई कारण हैं ।

पहली बात तो यह है कि एकाधिकारी पूँजीवाद के  दौर में  पूँजीवादी आर्थिक ‘जनवाद’ के
ख़ त्म होने के  साथ राजनीतिक बु र्जु आ जनवाद का भी क्षरण होता है; ऐसे में , तथाकथित
उदार व ‘सेक्यु लर’ बु र्जु आ शक्तियाँ भी सत्ता में  होने पर मज़ दूर वर्ग के  लिए कमोबेश उतनी
ही दमनकारी सिद्ध होती हैं , जितनी के  फासीवादी बु र्जु आ ताक़ तें  और यही कारण है कि
भाजपा की हार पर आनन्दातिरेक में  जाने का कोई विशेष कारण नहीं  था। यह बात
‘संयु क्त प्रगतिशील गठबन्धन’ के  एक दशक के  शासन में  सिद्ध भी हुई जब मज़ दूर-विरोधी
और कम्युनिज़्म-विरोधी दमनकारी कानूनों जैसे कि ‘आतंकवाद-निरोधक कानून’ के  पारित
होने के  साथ-साथ ‘ऑपरेशन ग्रीन हण्ट’ और सलवा जुडूम जैसी कु त्सित मुहिमें  और प्रयास
भी हुए। निश्चित तौर पर, इसका यह अर्थ नहीं  है कि हम फासीवादी बु र्जु आ पार्टियों, जैसे
कि भाजपा, शिवसेना आदि में  और अन्य बु र्जु आ पार्टियों में  कोई फ़ र्क  नहीं  करते। कहने
की आवश्यकता नहीं  है कि इन दोनों में  गहरा फर्क  है और सत्ता में  आने पर ये दो भिन्न
प्रकार की बु र्जु आ राज्यसत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । लेकिन इतना निश्चित तौर पर
कहा जा सकता है कि अन्य ‘उदार’ बु र्जु आ पार्टियों में  भी आज के  एकाधिकारी पूँजीवाद के
चरण में  कोई विशेष जनवादी सम्भावना शेष नहीं  रह गयी है।

दूसरी बात जो ग़ौर करने लायक है वह यह कि आज के  अभूतपूर्व रूप से मानवद्रो ही,
पतनशील और परजीवी पूँजीवाद के  दौर में  फासीवाद के  सत्ता में  रहने या न रहने से उसके
अस्तित्व पर परिमाणात्मक रूप में  ही असर पड़ ता है। हालाँकि यह बात पहले भी एक हद
तक लागू होती थी मगर आज के  दौर में  यह बात पहले हमेशा से ज़्यादा लागू होती है,
जबकि फासीवाद वैश्विक संकट के  ज़्यादा संरचनागत बनने के  साथ पतनशील बु र्जु आ
समाज की एक स्थायी और ढाँचागत परिघटना बन चुका है। फासीवादी शक्तियों का
जीवित रहना या उनकी सतत् मौजूदगी आज पूँजीवादी व्यवस्था की एक अपरिहार्यता है।
वैश्विक संकट के  दौर में  मज़ दूर आन्दोलनों के  सरकारी दमन के  अलावा ग़ै र-सरकारी



दमन और आतंक की रणनीति का शासक वर्गों  के  लिए एक भारी महत्व है। ऐसे में , शासक
वर्ग विशेष तौर पर फासीवाद को ‘ज़ं जीर से बँधे कु त्ते’ के  समान इस्तेमाल करता है और
पहले से भिन्न उसे इस कु त्ते की ज़ रूरत अब लगभग हर वक़्त है। यह अकारण नहीं  है कि
कांग्रेस के  शासन-काल के  दौरान भी हिन्दुत्ववादी आतंकवाद पर कोई सख़् त कार्रवाई नहीं
की गयी; भोंसले सैन्य विद्यालय से लेकर संघ परिवार की तमाम संस्थाओं को खुलेआम
चलते रहने की इजाज़ त दी गयी; संक्षेप में  कहें तो कांग्रेस या संयु क्त मोर्चे जैसे चुनावी
गठबन्धनों की सरकार ने भी संघ परिवार के  घृणित षड्यन्त्रों, दंगे फै लाने, हिन्दुत्ववादी
आतंकवाद को शह देने आदि जैसी हरक़ तों पर कभी भी प्रभावी ढंग से लगाम नहीं  कसी।
इसका कारण कोई अज्ञान या उपेक्षा के  कारण हुई ग़लती नहीं  थी। बल्कि यह भारतीय
शासक वर्गों  की एक सुचिन्तित नीति रही है। मुम्बई में  शिवसेना के  उभार की कहानी एक
मिसाल है। जब शिवसेना सत्ता में  नहीं  भी थी तो उसे मुम्बई के  मज़ दूर आन्दोलन को
कु चलने के  लिए एक गु ण्डा शक्ति के  रूप में  इस्तेमाल किया गया जो कि आतंक की
रणनीति अपना कर मज़ दूर आन्दोलन पर प्राणान्तक चोट करती रही। यह एक दीगर बात
है कि इसका वामपंथी शक्तियों ने संशोधनवाद और सुधारवाद का शिकार होने के  कारण
कभी कोई अर्थपूर्ण प्रतिरोध ही नहीं  किया। बहरहाल, अगर भारतीय इतिहास पर एक
सरसरी निगाह भी डाली जाये तो साफ़  हो जाता है कि फासीवादी ताक़ तें  सत्ता में  रहें  या न
रहें , शासक वर्गों  ने हमेशा उनका मज़ दूर वर्ग के  आन्दोलन पर चोट के  लिए इस्तेमाल
किया है। फासीवाद मज़ दूर वर्ग का सबसे बड़ा  शत्रु है और वह सत्ता के  अन्दर और बाहर
से मज़ दूर आन्दोलन पर हमेशा हमले करता रहा है और करता रहेगा। यह बात भी उतनी
ही सच है कि किसी भी किस्म का नेहरू-ब्राण्ड मानवतावाद, सर्वधर्म सम्भाव, ‘सेक्यु लरिज़्म’
या उदारपंथ इस शक्ति का मुकाबला नहीं  कर सकता है। साथ ही, माकपा-भाकपा जैसी
संशोधनवादी पार्टियों के  प्रतीकवादी शोर-शराबे से भी फासीवाद की सेहत पर कोई असर
नहीं  पड़ ने वाला है। फासीवाद की कब्र खोदने का काम मज़ दूर वर्ग की क्रान्तिकारी पार्टी
और उसके  क्रान्तिकारी आन्दोलन के  ज़ रिये ही हो सकता है और हम यह बात महज़  किसी
उद्वेलनात्मक जुमले के  रूप में  नहीं  कह रहे हैं  बल्कि इसके  निश्चित ऐतिहासिक राजनीतिक
कारण हैं ।

आज नरेन्द्र  मोदी के  नेतृत्व में  भाजपा की सरकार (कहने के  लिए ‘राष्ट्रीय जनतान्त्रिक
गठबन्धन’ की सरकार) सत्ता में  है। इसने सत्ता में  आने के  एक वर्ष के  भीतर ही अपने
इरादे और मंसूबे साफ़  कर दिये हैं । मोदी सरकार ने जो सबसे पहले कदम उठाये हैं  उन
पर एक निगाह डाली जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि मज़ दूर वर्ग के  बचे-खुचे श्रम अधिकार,
उसका ट्रेड यूनियन आन्दोलन और उसका क्रान्तिकारी आन्दोलन इस सरकार के  एजेण्डे
पर पहला निशाना हैं । यही कारण है कि मोदी सरकार ने आते ही कारखाना अधिनियम,
औद्योगिक विवाद अधिनियम, ट्रेड यूनियन अधिनियम, अप्रेण्टिस कानून आदि में  बदलाव
करने का एलान कर दिया। यह प्रक्रिया गु जरात और राजस्थान की भाजपा सरकार ने तो
पहले ही शुरू कर दी थी और अब मोदी सरकार इसे राष्ट्रीय पैमाने पर अंजाम दे रही है।



इन कानूनों में  बदलाव का अर्थ होगा मज़ दूर वर्ग के  बचे-खुचे श्रम अधिकारों का ख़ा त्मा
और संकट से बिलबिलाये देशी-विदेशी पूँजीपतियों को देश की श्रमशक्ति का बेरोक-टोक
दोहन करने की आज़ा दी। हर जगह मज़ दूर आन्दोलन का पु रज़ो र दमन करने के  लिए
राज्यसत्ता की दमनकारी मशीनरी को खुली छू ट दी जा रही है और उसे पहले से अधिक
चाक-चौबन्द और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके  अलावा, मज़ दूर वर्ग के  आन्दोलन को
भीतर से कमज़ो र बनाने के  लिए एक मिथ्या शत्रु का निर्माण किया जा रहा है। विशेष तौर
पर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली के  क्षेत्रों में  (जो कि संघ परिवार के
कमज़ो री के  क्षेत्र रहे हैं ) में  शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में  छोटे पैमाने के  दंगे फै लाने के  प्रयास
किये जा रहे हैं ।

इसके  अलावा, टटपुँजिया वर्गों  के  बीच हिन्दुत्ववादी फासीवाद का आधार तैयार करने के
लिए शिक्षा व संस्कृ ति के  तमाम संस्थानों और क्षेत्रों का भगवाकरण करने की मुहिम को
फासीवादी पु रज़ो र तरीके  से चला रहे हैं । स्कू ली पाठ्यक्रमों को बदलने से लेकर
सामाजिक विज्ञान के  अनुसंधान संस्थानों और कला, नाटक व फिल्म आदि के  संस्थानों में
भगवा ब्रिगेड के  बर्बरों  को मुखिया बनाने तक, मोदी सरकार वाकई 24 घण्टे काम कर रही
है! इसके  अलावा, मीडिया में  अभूतपूर्व पैमाने पर इज़ा रेदारीकरण के  साथ तमाम समाचार
चैनलों व अन्य मनोरंजन चैनलों को, पहले हमेशा से ज़्यादा, फासीवादी भोंपु ओं के  समान
इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश नीति में  भी मोदी सरकार ने ज़्यादा स्पष्टता के  साथ
साम्राज्यवादी ताक़ तों के  साथ अपनी पक्षधरता को ज़ा हिर किया है और साथ ही अपने
मोलभाव की क्षमता को भी उसने पु रज़ो र तरीके  से रेखांकित किया है। हाल ही में  गाज़ा  में
इज़ रायल द्वारा एक वर्ष पहले किये गये बर्बर नरसंहार के  विरुद्ध संयु क्त राष्ट्र में  पारित होने
वाले प्रस्ताव में  भारत ने वोट नहीं  डाला। इज़ रायल के  पक्ष में  इतने खुले तौर पर झुकने
की घटना विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य है। संक्षेप में , मोदी सरकार ने एक वर्ष के  भीतर
ही अपना मज़ दूर-विरोधी फासीवादी रवैया स्पष्ट कर दिया है।

जो एक चीज़  मोदी सरकार के  लिए सिरदर्द का सबब है वह यह है कि काफ़ी  लम्बे इन्तज़ा र
के  बाद जब भाजपाइयों को सरकार बनाने का अवसर मिला है तो भ्रष्टाचार, घूसखोरी,
काली कमाई करने के  मामले में  वे नियन्त्रण खो बैठे हैं । वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज,
पंकजा मुण्डे, शिवराज सिंह चौहान, तावड़े , रमन सिंह आदि जैसे बड़े  भाजपा नेता नग्न
तौर पर भ्रष्टाचार और कॉरपोरेट घरानों की ग़ै र-कानूनी तरीके  से सेवा करने में  नंगे तौर
पर लिप्त पाये गये हैं । यहाँ तक कि नरेन्द्र  मोदी तक का नाम ललित मोदी काण्ड में  सामने
आया है! मोदी ने फासीवादी सौन्दर्यीकरण के  ज़ रिये अपनी जो एक लोकरंजक शैली
विकसित की थी, इन खुलासों के  कारण वह भी लोगों में  मज़ा क का विषय बन गयी है!
फासीवादी अतिमानव को जिस प्रकार का आभा-मण्डल कायम रखना पड़ ता है, उसमें मोदी
को काफ़ी  दिक़्कतों का सामना करना पड़  रहा है! मगर फिर भी महज़  इस पहलू के  कारण
अगर कोई मौजूदा सरकार के  फासीवादी ‘क्रे डें शियल’ पर शक़  करे तो उसे राजनीतिक
नौसिखुआ ही कहा जायेगा! संक्षेप में , इस बात में  कोई शक़  नहीं  है कि मोदी सरकार



स्पष्टतः एक फासीवादी सरकार है और अगर उसके  नेतृत्व, नीतियों, विचारधारा और
कार्यपद्धति को देखा जाये तो यह बात साफ़  हो जाती है।

लेकिन सिर्फ़  इतना कहने से बात ख़ त्म नहीं  हो जाती। हमने 2009 में  लिखित इस
पुस्तिका में  फासीवादी उभार के  आम कारणों और उसकी चारित्रिक आभिलाक्षणिकताओं के
बारे में  लिखा था; हमने फासीवादी उभार के  सामाजिक आधार का वर्ग विश्लेषण किया था;
साथ ही, हमने फासीवादी उभार से लड़ ने की सम्भावित मज़ दूर वर्गीय रणनीति पर भी
संक्षेप में  चर्चा की थी। इसके  अलावा हमने जर्मनी और इटली में  फासीवादी उभार और
साथ ही भारत में  फासीवादी आन्दोलन के  इतिहास का संक्षिप्त विवरण भी पेश किया था।
मगर इतना ही काफ़ी  नहीं  है। इसके  साथ ही यह भी ज़ रूरी है कि हम कु छ अन्य सवालों
पर भी सोचें , मसलन, बीसवीं  सदी में  जर्मनी, इटली व कु छ अन्य देशों जैसे कि पु र्तगाल
और हंगरी में  फासीवादी व अर्द्धफासीवादी सत्ताओं और साथ ही अन्य कई देशों में
फासीवादी पार्टियों व राजनीति के  चरित्र और आज के  दौर में  फासीवादी सत्ताओं और
राजनीति के  चरित्र में  क्या हम कोई फर्क  कर सकते हैं ? क्या पूँजीवादी संकट के  बदलते
चरित्र के  साथ फासीवाद की परिघटना के  स्वरूप में  भी बदलाव आया है? क्या इन
बदलावों के  मद्देनज़ र सर्वहारा वर्ग को अपनी रणनीति में  भी कु छ परिवर्तन करने की
आवश्यकता है? लेकिन शुरुआत हम इस सवाल से करेंगे कि मोदी सरकार के  सत्ता में
आने के  बाद भारत में  भगवा गिरोह की कार्यशैली में  क्या बदलाव आये हैं  और इस पर
हमारा रुख़  क्या होना चाहिए।

फासीवादी मोदी सरकार की मज़ दूर-विरोधी रणनीति क्या है?
16 मई 2014 को सत्ता में  आने के  बाद नरेन्द्र  मोदी की सरकार की रणनीति को समझना
न सिर्फ  दूरगामी तौर पर बल्कि तात्कालिक तौर पर भी मज़ दूर वर्ग के  लिए अहम है। मोदी
सरकार एक ऐसे समय में  सत्ता में  आयी जबकि पूँजीपति वर्ग दुनिया भर में  और हमारे देश
में  भी आर्थिक संकट से बेहाल है। इस अभूतपूर्व वैश्विक संकट के  के न्द्र  अभी भारत और
चीन जैसे देश नहीं  बने हैं , बल्कि अमेरिका और यूरोप हैं । लेकिन इस संकट का गु रुत्व
के न्द्र  तेज़ी  से पूर्व की ओर स्थानान्तरित हो रहा है और कोई आश्चर्य की बात नहीं  होगी
अगर यह दशक ख़ त्म होते-होते भारत व चीन जैसी “उभरती अर्थव्यवस्थाएँ ” इस संकट का
के न्द्र  बन जायें । लेकिन अभी भी ये अर्थव्यवस्थाएँ  संकट से अछू ती नहीं  हैं  और उसका
असर यहाँ भी महसूस किया जा रहा है। और चिन्ता की बात यह है कि यह संकट निरन्तर
बढ़  रहा है। यह अति-उत्पादन और अति-संचय का संकट है जो कि पूँजीवादी व्यवस्था में
नियमित अन्तरालों पर आता रहता है। अब तो वास्तव में  आर्थिक मन्दी व्यवस्था की एक
स्थायी परिघटना बन गयी है जो कि बीच-बीच में  भयंकर संकटों में  तब्दील होती रहती है।
इस पूरी प्रक्रिया की एक चर्चा हमने इस पु स्तिका में  2009 में  ही की थी, जबकि अभी नयी
वैश्विक महामन्दी विश्व के  विभिन्न हिस्सों को अपनी गिरफ्त में  लेने की प्रक्रिया में  थी।
लेकिन विश्व पूँजीवाद वित्तीय सट्टेबाज़  पूँजी के  ज़ रिये आवास उद्योग में  पैदा किये गये



बु लबु ले के  कारण ‘तेज़ी ’ का जो दौर देख रहा था, वह निर्णायक रूप से खत्म हो चुका था।
2007 में  अमेरिका में  सबप्राइम ऋण संकट की शुरुआत के  साथ एक महामन्दी की
शुरुआत हुई, जो कि अब 1930 के  दशक की महामन्दी से भी ज़्यादा ढाँचागत, गहरी और
गम्भीर साबित हो रही है।

अपने इस असमाधेय संकट से निपटने के  लिए दुनिया के  तमाम देशों में  पूँजीपति वर्ग सबसे
प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी, मज़ दूर-विरोधी और फासीवादी सरकारों को चुन रहे हैं । चाहें
वह ब्रिटेन में  डेविड कै मरून हों, ऑस्ट्रे लिया में  टोनी एबट या फिर थाईलैण्ड में  सैनिक
तानाशाही की स्थापना हो, हम देख सकते हैं  कि आर्थिक संकट के  भँवर में  फँ सा पूँजीपति
वर्ग अधिकतर देशों में  किसी धुर दक्षिणपंथी या फासीवादी विकल्प को चुन रहा है। भारत
में  नरेन्द्र  मोदी के  सत्ता में  आने को भी इस पूरी वैश्विक परिघटना के  एक अंग के  तौर पर
देखा जाना चाहिए, हालाँकि हर देश में  इस आम रुझान की अपनी विशिष्टताएँ  हैं । लेकिन
सत्ता में  आने के  पहले और सत्ता में  आने के  बाद फासीवाद की ठोस रणनीति में  कु छ
परिवर्तन आते हैं , हालाँकि उसकी राजनीति और विचारधारा वही होती है। साथ ही आज
के  दौर में  फासीवाद की रणनीति में  परिवर्तन आने के  कु छ ऐतिहासिक कारण भी हैं ,
जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे।

सरकार में  आने से पहले हिन्दुत्ववादी फासीवादी ताक़ तें  देश में  ‘लव जिहाद’, ‘घर वापसी’
जैसी जनविरोधी मुहिमें  और साथ ही साम्प्रदायिक दंगे आयोजित करवाने का काम खुले
तौर पर कर रही थीं  और भाजपा का मुख्य नेतृत्व भी इस पर या तो चुप्पी साधे रहता था या
फिर उसके  समर्थन में  बोलता था। सरकार बनाने के  बाद इस रणनीति में  थोड़ा  परिवर्तन
हुआ है। अब नरेन्द्र  मोदी सामान्य तौर पर साम्प्रदायिकता पर या तो चुप रहते हैं  या फिर
उसकी निन्दा करते नज़ र आते हैं । मोदी द्वारा अब इस तरह की बातें  की जाती हैं  कि
‘किसी को भारत के  सेक्यु लर और सहिष्णु  ताने-बाने को नष्ट नहीं  करने दिया जायेगा’,
‘भारत में  सभी नागरिकों को अपने धर्म के  पालन की आज़ा दी मिलेगी’, वगैरह। लेकिन इस
तरह की बयानबाज़ी  के  साथ मोदी सरकार ने बजरंग दल, विहिप, हिन्दु युवा वाहिनी जैसे
हिन्दुत्ववादी फासीवादी गु ण्डा गिरोहों को खुला हाथ दे दिया है। ज़ मीनी धरातल पर ये
हिन्दुत्ववादी फासीवादी गिरोह महाराष्ट्र, गु जरात और राजस्थान से लेकर हरियाणा, उत्तर
प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक में  अपनी फासीवादी हरक़ तों को अंजाम दे रहे हैं ।
चाहे वह बहादुगढ़  से पलवल तक दंगे करवाने की हरक़ तें  हों या फिर देश के  तमाम हिस्सों
में  गाय हत्या की अफ़ वाहें  उड़ा कर या फिर पाकिस्तान का झण्डा फहरा कर मुसलमानों के
ख़ि लाफ़  दंगे भड़ काने के  कु कृ त्य हों, ये गु ण्डा वाहिनियाँ ‘ओवरटाइम’ काम कर रही हैं ।
इसका कारण यही है कि मोदी सरकार ऊपरी तौर पर तमाम बयान दे रही है लेकिन ज़ मीनी
तौर पर उसने भगवा गिरोहों को खुला हाथ दे दिया है।

इन भगवा गिरोहों को खुला हाथ देने के  अलावा, तमाम भगवा फासीवादी सांस्कृ तिक,
बौद्धिक और शैक्षणिक संस्थाओं (जो सुनने में  अजीब लगता है क्योंकि इन साम्प्रदायिक



फासीवादियों के  पास संस्कृ ति, बु द्धि और शिक्षा के  नाम पर जो कु छ है वह हास्यास्पद है!)
को देश में  अपनी जड़ें   फै लाने, सरकारी संस्थाओं का भगवाकरण करने, स्कू ली से लेकर
उच्च शिक्षा के  पाठ्यक्रम का फासीवादीकरण करने की छू ट दे दी गयी है। भारतीय
इतिहास अनुसंधान परिषद् से लेकर एन.सी.ई.आर.टी. तक और पु णे के  भारतीय फिल्म व
टेलीविजन संस्थान के  भगवाकरण और चेन्नई आई.आई.टी. के  प्रगतिशील स्वरों पर
पाबन्दी लगाने तक की घटनाएँ  संघी फासीवाद के  मंसूबों  को साफ़  कर रही हैं । इन
ख़ तरनाक कदमों को मज़ दूर वर्ग को कम करके  नहीं  आँकना चाहिए। ये कदम एक पूरी
पीढ़ी  के  दिमाग़ों   में  ज़ हर घोलने, उनका फासीवादीकरण करने, उन्हें  दिमाग़ी  तौर पर गु लाम
बनाने और साथ ही मज़ दूर वर्ग को वैज्ञानिक और तार्कि क चिन्तन की क्षमता से वंचित
करने का काम करते हैं । जिस देश के  मज़ दूर और छात्र-युवा वैज्ञानिक और तार्कि क
चिन्तन की काबिलियत खो बैठते हैं  वे अपनी मुक्ति के  मार्ग को भी नहीं  पहचान पाते हैं  और
न ही वे मज़ दूर आन्दोलन के  मित्र बन पाते हैं । उल्टे वे मज़ दूर आन्दोलन के  शत्रु के  तौर
पर तैयार किये जाते हैं  और शैक्षणिक, बौद्धिक व सांस्कृ तिक संस्थाओं का फासीवादीकरण
इसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में  इन संस्थानों में  पढ़ ने वाले छात्र-युवा न तो
अपने शत्रुओं की सही पहचान कर पाते हैं  और न ही अपने मित्रों की; नतीजतन, अक्सर वे
प्रतिक्रियावादी शक्तियों के  दुष्प्रचार का शिकार बनकर पूँजीपतियों की कठपुतली बन बैठते
हैं । यही कारण है कि जब भी फासीवादी ताक़ तें  सत्ता में  आती हैं  तो वे शिक्षा और संस्कृ ति
के  क्षेत्र को ख़ा स तौर पर निशाना बनाती हैं । मोदी सरकार भी यही कर रही है। लेकिन
साथ ही नरेन्द्र  मोदी साम्प्रदायिक सद्भाव और सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे
हैं !

मोदी की यह रणनीति-कि सारे फासीवादी कृ कृ त्यों को अंजाम देने के  काम को सतत्
चलाया जाय मगर औपचारिक बयानों के  स्तर पर सेक्यु लरिज़्म, सहिष्णु ता और ‘साथ
चलने’ की बातें  की जाये-फासीवादी राजनीति के  अतीत के  उदाहरणों से भिन्न है। जर्मनी
या इटली में  फासीवादियों ने सत्ता में  आने पर इन सारे कामों को बिना किसी पर्देदारी के
अंजाम दिया। कम्युनिस्टों और यहू दियों व प्रवासियों के  ख़ि लाफ़  उनका फासीवादी
नस्लवाद बेलौस, नंगा और बेशर्म था। शिक्षा व्यवस्था और संस्कृ ति के  क्षेत्र में  की गयी
साज़ि शें  और विकृ तिकरण भी बिना किसी मुखौटे के  किये गये थे। लेकिन अतीत में
फासीवादी सत्ताओं और पार्टियों का जो हश्र हुआ, उसके  मद्देनज़ र फासीवादियों ने भी
इतिहास से सबक लिया है। अब वे अपने सारे कु कृ त्यों को ज़्यादा शातिर तरीके  से अंजाम
देते हैं । दूसरे शब्दों में , फासीवाद अब पहले से ज़्यादा विचारधारात्मक हो गया है हालाँकि
ऐसी पतनशील बु र्जु आ विचारधारा के  लिए ज़्यादा विचारधारात्मक होना मुश्किल ही होता है,
जैसा कि थियोडोर अडोर्नो ने एक बार कहा था। बहरहाल, मोदी सरकार इसी रणनीति पर
काम कर रही हैः यानी सारे व्यावहारिक कामों में  फासीवादी मंसूबों  पर बेशर्मी के  साथ अमल
मगर बयानबाज़ी  में  सेक्यु लर, सहिष्णु , बहुलतावादी आदि होने का दावा!



कु छ कार्य मोदी सरकार वही कर रही है जिसके  लिए हमेशा पूँजीपति वर्ग फासीवादी बर्बरों
को चुनता है। इसीलिए मोदी सरकार की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा वह है जिसके
लिए कि मोदी को देश के  आर्थिक संकट से कराह रहे पूँजीपति वर्ग ने सत्ता में  पहुँ चाया है।
यह काम है मज़ दूर वर्ग के  अधिकारों और आन्दोलन पर चोट करना, राज्यसत्ता की
दमनकारी मशीनरी को चाक-चौबन्द करना और जनता के  हको-हुकू क को एक-एक करके
छीनना। इसी के  लिए मोदी सरकार और तमाम राज्यों में  भाजपा की सरकारों ने सबसे
पहले श्रम कानूनों को निशाना बनाना शुरू किया है। वैसे तो पहले भी मौजूदा श्रम कानून
असंगठित क्षेत्र के  मज़ दूरों  यानी कि ठेका, दिहाड़ी  व कै जुअल मज़ दूरों  के  लिए बिरले ही
लागू होते थे, लेकिन श्रम कानूनों में  इन सुधारों के  साथ अब असंगठित क्षेत्र के  मज़ दूरों  का
बु नियादी श्रम अधिकारों पर कानूनी दावा भी नहीं  रह जायेगा। यानी कि पूँजीपति वर्ग
मज़ दूरों  को बिना किसी कानूनी रुकावट लूटने की पूरी आज़ा दी और दूसरी ओर मज़ दूरों  से
संगठित होकर प्रतिरोध करने का हक़  तक छीन लेना! इसके  अलावा मोदी सरकार
पूँजीपति वर्ग को अन्य प्रकार भी तमाम छू टें  भी दे रही है। उसने कम से कम दरों पर ऋण,
ज़ मीन, पानी और करों से छू ट इन पूँजीपतियों को मुहैया करायी है। यानी कि जिन कारणों
से पूँजीपति वर्ग ने नरेन्द्र  मोदी पर दस हज़ा र करोड़  रुपये का निवेश किया था, अब नरेन्द्र
मोदी उस काम को मुस्तैदी से कर रहे हैं ।

बहरहाल, मौजूदा फासीवादी सरकार की कार्यपद्धति में  जो परिवर्तन नज़ र आ रहे हैं , वह
फासीवादी राजनीति में  इक्कीसवीं  सदी में  आये कु छ परिवर्तनों का ही एक अंग है। इन
परिवर्तनों को समझना मज़ दूर वर्ग के  क्रान्तिकारी आन्दोलन की फासीवाद के  प्रतिरोध की
रणनीति को निर्धारित करने के  लिए ज़ रूरी है।

इक्कीसवीं  सदी में  पूँजीवादी व्यवस्था का संकट और फासीवाद
इतिहास बताता है कि फासीवादी उभार हर-हमेशा इज़ा रेदार पूँजीवाद के  आर्थिक संकट के
दौर में  प्रकट होता है। इसका यह अर्थ नहीं  है कि आर्थिक कारक यान्त्रिक तरीके  से
फासीवादी उभार को सुनिश्चित या निर्धारित करते हैं । जैसा कि हमने मौजूदा पु स्तिका में
स्पष्ट किया है, हर आर्थिक संकट हमेशा दोहरी सम्भावनाओं को जन्म देता हैः क्रान्तिकारी
सम्भावना और प्रतिक्रियावादी सम्भावना। यह किसी भी समाज में  प्रतिक्रियावादी शक्तियों
और क्रान्तिकारी शक्तियों के  सापेक्षिक शक्ति सन्तुलन पर निर्भर करता है कि कौन-सी
सम्भावना वास्तविकता में  तब्दील होगी या फिर उनके  बीच का अन्तरविरोध तात्कालिक
तौर पर अनिर्धारित रह जायेगा। इसके  अतिरिक्त, जिन समाजों में  क्रान्तिकारी शक्तियाँ
कमज़ो र होंगी, वहाँ भी फासीवादी विकल्प बु र्जु आ वर्ग के  पास मौजूद एकमात्र विकल्प नहीं
होता है। अगर ऐसा होता तो फिर संकट के  शिकार ऐसे सभी देशों में  फासीवादी शक्तियों
को सत्ता में  आना चाहिए था जहाँ क्रान्तिकारी शक्तियाँ कमज़ो र थीं । मगर इतिहास में  ऐसा
नहीं  हुआ और वर्तमान दुनिया में  भी ऐसा नहीं  हो रहा है। इसलिए आर्थिक अन्तरविरोध
इस रूप में  किसी भी परिघटना के  उदय को यान्त्रिक रूप से निर्धारित नहीं  करते हैं ।



जर्मनी और इटली, दोनों ही देशों में  फासीवादी विकल्प का चुनाव वहाँ के  बु र्जु आ वर्ग का
एक राजनीतिक निर्णय था जो कि आर्थिक संकट से प्रेरित था। लेकिन वहाँ के  पूँजीपति
वर्ग के  पास पूँजीवादी दायरे के  भीतर ही अन्य विकल्प भी मौजूद थे। यही बात उस दौर में
अन्य कई देशों के  बारे में  कही जा सकती थी। कु छ देशों में  बु र्जु आ वर्ग ने फासीवादी
विकल्प का चुनाव किया तो कु छ देशों में  बु र्जु आ वर्ग ने दूसरे विकल्पों का चुनाव किया।
किन देशों में  बु र्जु आ वर्ग ने किन विकल्पों का चुनाव किया इसके  अलग-अलग विशिष्ट
राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण थे। अन्तरविरोधों की विशिष्टता को समझे बग़ै र हम
अलग-अलग देशों में  संकट की अलग-अलग बु र्जु आ प्रतिक्रियाओं को नहीं  समझ सकते।

आर्थिक संकट निश्चित तौर पर बु नियादी अन्तरविरोध है, जोकि फासीवादी उभार में  हमेशा
अपनी भूमिका निभाता है; लेकिन आर्थिक संकट हर-हमेशा फासीवादी उभार में  ही परिणत
होगा, यह कहना बु नियादी अन्तरविरोध को प्रधान अन्तरविरोध के  साथ गड्ड-मड्ड कर देने
के  समान होगा। बु नियादी अन्तरविरोध का पहलू सामान्य तौर पर अपनी भूमिका निभाता
है और किसी भी चरण में  सतत् उपस्थित रहता है, लेकिन इतिहास में  निश्चित और
विशिष्ट सन्धि-बिन्दुओं (conjunctures) को समझने के  लिए प्रधान अन्तरविरोध और
उसके  प्रधान पहलू को समझना आवश्यक होता है। यही कारण है कि कई देशों में
(मसलन, इटली, जर्मनी, पु र्तगाल, हंगरी आदि) बु र्जु आ वर्ग ने ऐतिहासिक और राजनीतिक
तौर पर निर्धारित प्रधान अन्तरविरोधों के  कारण फासीवादी या अर्द्धफासीवादी विकल्प का
चुनाव किया, जबकि आर्थिक संकट से उतनी ही बु री तरह जूझ रहे कई देशों में  बु र्जु आ वर्ग
ने फासीवादी विकल्प का चुनाव नहीं  किया, हालाँकि इन देशों की तथाकथित उदार
पूँजीवादी सत्ताओं ने भी मज़ दूर वर्ग के  हक़ों   पर हमलों को संकट के  दौर में  तीव्र कर दिया
था। मगर फिर भी इन पूँजीवादी सत्ताओं और फासीवादी सत्ताओं में  फर्क  था। इसलिए यह
समझना अहम है कि आर्थिक अन्तरविरोध यान्त्रिक तौर पर राजनीतिक घटनाक्रम का
निर्धारण नहीं  करते हैं ।

मगर फिर भी इतना तो तय है कि फासीवादी सम्भावना के  पैदा होने की ज़ मीन तैयार करने
वाला बु नियादी अन्तरविरोध, विशेष तौर पर इज़ा रेदारी के  दौर में , पूँजीवादी व्यवस्था का
असाध्य आर्थिक संकट ही है। इस सम्भावना का वास्तविकता में  तब्दील होना कई अन्य
राजनीतिक व ऐतिहासिक कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन फासीवादी उभार का
आर्थिक संकट से अकाट्य सम्बन्ध है।

बीसवीं  सदी में  पूँजीवादी व्यवस्था के  संकट और इक्कीसवीं  सदी में  पूँजीवादी व्यवस्था के
संकट की तुलना करें तो हम पाते हैं  कि उनमें  कु छ निश्चित परिवर्तन आये हैं । निश्चित
तौर पर, हम आज भी साम्राज्यवाद के  युग में  जी रहे हैं । लेकिन साम्राज्यवाद का चरण
कोई ठहरावग्रस्त या स्थैतिक चरण नहीं  हैं । विशेष तौर पर पिछले 70 वर्षों , यानी द्वितीय
विश्व युद्ध के  बाद के  दौर में  विश्व पूँजीवाद की कार्यप्रणाली में  कु छ अहम बदलाव आये हैं ।
इन परिवर्तनों के  साथ संकटों के  चरित्र और प्रकृ ति में  भी कु छ बदलाव आये हैं । और इन



बदलावों के  साथ ही विश्व भर में  फासीवादी आन्दोलनों के  चरित्र और संरचना में  भी कु छ
बु नियादी परिवर्तन हुए हैं । इन परिवर्तनों को समझना मज़ दूर आन्दोलन के  लिए कोई
अकादमिक या बौद्धिक कसरत नहीं  है, बल्कि एक ज़ रूरी फौरी सवाल है। इन्हें  समझे
बिना हम आज के  फासीवादी उभार का मुकाबला नहीं  कर सकते हैं । यह समझना नितान्त
आवश्यक है कि 1920 या 1930 के  दशक के  कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल में  पारित
फासीवाद-सम्बन्धी प्रस्तावों को पढ़ कर या महान सर्वहारा नेताओं के  उस दौर के
फासीवाद-विरोधी लेखन को पढ़  कर ही आज के  फासीवादी उभार का सर्वहारा प्रतिरोध
सम्भव नहीं  होगा, हालाँकि उन्हें  पढ़े  बग़ै र भी यह कार्यभार पूरा नहीं  किया जा सकता है।

भूमण्डलीकरण के  दौर का यह संकट किन अर्थों  में  बीसवीं  सदी की और विशेष तौर पर
1970 के  पहले की आर्थिक मन्दियों से भिन्न है, यह समझने के  लिए हमें  संक्षेप में  1929
की महामन्दी के  बाद विश्व पूँजीवाद की कार्यप्रणाली में  हुए परिवर्तनों पर चर्चा करनी होगी।

हम जानते हैं  कि द्वितीय विश्वयु द्ध का बु नियादी कारण 1929 में  अमेरिका से शुरू हुई
वैश्विक महामन्दी और साम्राज्यवाद का संकट था। यह महामन्दी तब तक के  इतिहास की
सबसे बड़ी  पूँजीवादी महामन्दी थी। इसके  पहले भी लगभग हर दस-बीस वर्षों  के  अन्तराल
पर पूँजीवादी विश्व गम्भीर आर्थिक संकट का शिकार होता रहा था। लेकिन 1930 के
दशक की महामन्दी इस रूप में  अलग थी कि यह वित्तीय इज़ा रेदार पूँजीवाद के  वर्चस्व के
मज़ बूती के  साथ स्थापित होने के  बाद की पहली बड़ी  मन्दी थी, पूँजीवाद का आम संकट
था जो कि किसी एक सेक्टर या क्षेत्र में  सीमित नहीं  था और इन अर्थों  में  इसका रूप भी
पहले की मन्दी से ज़्यादा विकराल और व्यापक था। कारण यह था कि अति-उत्पादन के
संकट से जूझ रहे पूँजीवाद की वित्तीय पूँजी की सट्टेबाज़ी  पर निर्भरता विशेष तौर से 1880
के  दशक से बु री तरह से बढ़  गयी थी। इसके  कारण पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था पहले से
कहीं  ज़्यादा खोखली, जर्जर और परजीवी हो चुकी थी और इसका सन्तुलन पहले से कहीं
ज़् यादा क्षणभंगु र था। वित्तीय अनुत्पादक पूँजी अब विश्व पूँजीवाद के  वाहन की चालक की
गद्दी पर काबिज़  हो चुकी थी, जबकि औद्योगिक उत्पादक पूँजी की भूमिका गौण हो चुकी
थी। वित्तीय पूँजी बैं क पूँजी और औद्योगिक पूँजी के  संलयन से अस्तित्व में  आयी थी।
उन्नीसवीं  सदी के  उत्तरार्द्ध से पूँजीवादी व्यवस्था जिस आर्थिक संकट से जूझ रही थी
उसका समाधान अब के वल राष्ट्रीय सीमाओं के  पार पूँजी के  निर्यात से हो सकता था।
इसके  लिए वित्तीय पूँजी का अस्तित्व में  आना अनिवार्य था। लेकिन वित्तीय पूँजी के
अस्तित्व में  आने के  साथ कु छ नयी पूँजीवादी ताक़ तों का उदय हुआ जिनके  पास आर्थिक
शक्तिमत्ता तो थी लेकिन पूँजी के  अतिसंचय की समस्या को फौरी तौर पर निपटाने के
लिए उनके  पास उपनिवेश नहीं  थे। इन ताक़ तों ने ही दुनिया के  पूँजीवादी पु नर्विभाजन के
लिए पु रानी साम्राज्यवादी ताक़ तों से प्रतिस्पर्द्धा शुरू की जिसकी परिणति दो विश्वयु द्धों में
हुई। अति-उत्पादन और अति-संचय के  संकट से निपटने के  लिए उत्पादक शक्तियों का
बड़े  पैमाने पर विनाश ज़ रूरी था और इस रूप में  इन दो विश्वयु द्धों ने मंदी के  संकट से
पूँजीवादी विश्व को तात्कालिक तौर पर कु छ राहत दी थी। 1945 में  सोवियत संघ के



द्वारा नात्सी जर्मनी की पराजय के  साथ द्वितीय विश्वयु द्ध का निर्णायक अन्त हो गया था।
अमेरिका ने जापान पर परमाणु  बम के वल सोवियत संघ के  समक्ष अपने नये हथियार की
नुमाइश के  लिए गिराया था। युद्ध के  अन्त तक यूरोप और जापान खण्डहर में  तब्दील हो
चुके  थे और विश्व पूँजीवाद के  नये चौधरी अमेरिका को युद्ध में  सबसे कम नुकसान झेलना
पड़ा  था। अमेरिकी पूँजीपति वर्ग ने इन देशों में  पु नर्निर्माण की परियोजनाओं के  आधार पर
ज़ बर्दस्त मुनाफ़ा  कमाया।

युद्धोत्तर पु नर्निर्माण परियोजनाओं से पैदा हुई अमेरिकी पूँजीवाद की समृद्धि ने तीन दशकों
तक विश्व पूँजीवाद को किसी गम्भीर संकट से बचाये रखा। यह दौर कल्याणकारी
पूँजीवादी राज्य, फोर्डवाद, श्रम व पूँजी के  बीच समझौते, अर्थव्यवस्था के  राजकीय
विनियमन, संरक्षणवाद, मौद्रि क अनमनीयता और श्रम बाज़ा रों  की अनमनीयता का दौर
था। लेकिन 1970 के  दशक की शुरुआत आते-आते विश्व पूँजीवाद एक बार फिर से
अति-उत्पादन और पूँजी के  अति-संचय के  संकट से ग्रस्त हो चुका था। 1973 में  डॉलर-
स्वर्ण मानक का टूटने और ओपेक संकट के  साथ नयी वैश्विक मन्दी की घण्टी बज गयी।
इस मन्दी से निपटने के  लिए सभी पूँजीवादी देशों ने मौद्रि क लचीलेपन का रास्ता अपनाया
और डॉलर-स्वर्ण मानक का परित्याग कर दिया। डॉलर-स्वर्ण मानक कल्याणकारी राज्य
और फोर्डवादी उत्पादन शैली के  दौर में  पूँजीवाद को एक प्रकार की मौद्रि क स्थिरता देता
था। लेकिन पूँजी के  अति-संचय के  संकट के  पैदा होने के  साथ यही डॉलर-स्वर्ण मानक
पूँजी के  लिए एक दमघोंटू पिंजड़ा  बन गया था। इसीलिए संकट से निपटने के  लिए सबसे
पहले अमेरिका ने इस मानक का परित्याग कर दिया ताकि वह मौद्रि क लचीलेपन को
अपना कर अपने संकट से तात्कालिक तौर पर निजात पा सके । बाद में  अन्य देशों ने भी
इस मानक का परित्याग कर दिया। इसके  साथ ही विश्व पूँजीवाद की अभूतपूर्व समृद्धि का
वह दौर समाप्त हो गया जिसकी पहचान बु र्जु आ कल्याणकारी राज्य, फोर्डवादी उत्पादन
शैली, संरक्षणवाद, उन्नत देशों में  श्रम और पूँजी के  बीच एक समझौते और अनमनीय श्रम
बाज़ा र व वित्तीय विनियमन के  द्वारा की जाती थी। इसके  बाद ही नवउदारवादी
भूमण्डलीकरण के  दौर की शुरुआत होती है। डॉलर-स्वर्ण मानक का टूटना और मौद्रि क
लचीलेपन को विभिन्न राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाया जाना महज़  इसकी शुरुआत
था।

ज़ा हिर है, नोट छापकर या मुद्रा  के  मूल्य को ऊपर-नीचे करके  अर्थव्यवस्था को बहुत लम्बे
समय तक संकट के  भँवर से नहीं  बचाया जा सकता था। पूरी विश्व पूँजीवादी व्यवस्था में
संकट को तात्कालिक तौर पर टालने के  लिए भी और ज़्यादा मूलभूत परिवर्तनों की
आवश्यकता थी।

श्रम बाज़ा रों  को लचीला बनाने के  नाम पर मज़ दूर वर्ग द्वारा जीते गये तमाम हक़ों   को एक-
एक करके  वापस लेने की शुरुआत हुई, हालाँकि यह शुरुआत अभी ‘तीसरी दुनिया’ के
देशों और विशेष तौर पर लातिन अमेरिकी देशों में  की गयी थी। हर प्रकार के  राजकीय



विनियमन को अब पूँजीवादी संचय में  बाधा के  तौर पर देखा गया और उसे तिलांजलि देने
की शुरुआत कर दी गयी। उत्पादन व पूँजी की प्रचु रता को खपाने के  लिए वित्तीय पूँजी का
और बड़े  पैमाने पर भूमण्डलीकरण हुआ; मन्दी से निपटने के  लिए ऋण बाज़ा र का विस्तार
किया गया और उपभोक्ता वर्ग को निम्न ब्याज़  दरों पर आवास ऋण, कार ऋण आदि देने
की पहले से कहीं  बड़े  पैमाने पर शुरुआत की गयी, ताकि उत्पादन के  आधिक्य और पूँजी
की प्रचु रता दोनों को खपाया जा सके । नतीजतन, एक ऋण बाज़ा र भी अस्तित्व में
आया। ऋण स्वयं एक माल में  तब्दील हो चुका था और इस माल के  विपणन के  लिए भी
बैं कों व वित्तीय संस्थानों में  प्रतिस्पर्द्धा थी। लिहाज़ा , ऋण बाज़ा र में  भी सन्तृप्ति का एक
बिन्दु आना ही था, जिसके  बाद इसे और ज़्यादा विस्तारित करने के  अलावा पूँजीवाद के
पास और कोई रास्ता नहीं  था। 2006 के  बाद अमेरिका में  सबप्राइम ऋण संकट वास्तव
में  इस ऋण बाज़ा र के  विस्तारित होने की अन्तिम सीमा तक पहुँ चने की निशानी थी। अब
ऋण के वल मालदार मध्यवर्ग को नहीं  बल्कि ऐसे लोगों को भी दिया जाने लगा जिनके  पास
ऋण की दो-चार किश्तें  चुका सकने योग्य क्षमता भी नहीं  थी क्योंकि मालदार मध्यवर्ग का
ऋण बाज़ा र अब सन्तृप्त हो चुका था। ऐसे ऋणों की ब्याज़  दर को काफ़ी  ज़्यादा रखा गया
ताकि पहली-दूसरी किश्त तक ही मूलधन से कु छ अधिक की कमाई हो जाये। लेकिन जब
व्यापक आबादी में  ये सबप्राइम ऋण बाँटे गये, तो बहुत बड़े  पैमाने पर आम ग़रीब और निम्न
मध्यवर्गीय आबादी पहली और दूसरी किश्त भरने में  भी असफल रही और उसने अपने
आपको दीवालिया घोषित कर दिया। इसी के  साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में  पैदा किया
गया आवास बाज़ा र का बु लबु ला फू ट गया और 2007 में  शुरू हुए सबप्राइम संकट के  साथ
1930 के  दशक के  बाद की सबसे भयंकर महामन्दी ने पूँजीवादी विश्व को जकड़  लिया
और अभी तक यह मन्दी बरक़ रार है। यूनान के  सम्प्रभु  ऋण संकट के  रूप में  इस समय
यह महामन्दी पूरे यूरोपीय संघ और यूरोज़ो न में  एक अभूतपूर्व आर्थिक, राजनीतिक और
सामाजिक संकट पैदा कर रही है।

लेकिन 2006-07 में  शुरू हुई यह महामन्दी कई मायनों में  पूँजीवाद के  अब तक के
इतिहास की सबसे भयंकर मन्दी है। यह न सिर्फ़  अब तक का भयंकरतम आर्थिक संकट
है, बल्कि यह पहले के  आर्थिक संकटों से गु णात्मक रूप से भिन्न है। यह समझना
महत्वपूर्ण है कि आज की मन्दी किस रूप में  पहले के  पूँजीवादी संकटों से भिन्न है। सबसे
अहम बात यह है कि आज का संकट पहले के  सभी संकटों से कहीं  ज़्यादा ढाँचागत और
गहरा संकट है। भूमण्डलीकरण के  दौर में  पूँजी दुनिया के  उन कोनों तक में  व्याप्त हो चुकी
है, जो पहले उसकी पहुँ च से एक हद तक बाहर थे। लेनिन ने कहा था कि साम्राज्यवाद
पूँजीवाद का अन्तिम चरण है। आज कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण साम्राज्यवाद का
अन्तिम चरण है। यह भूमण्डलीकरण के  दौर का संकट है और इस रूप में  यह पूँजीवाद का
अन्तकारी संकट है और पूँजीवाद के  ख़ त्म होने के  साथ ख़ त्म होगा।

इसी से जुड़ी  हुई दूसरी बात भी है जो कि इस मौजूदा संकट को अतीत में  आये अन्य
संकटों से अलग करती है। 1870 की दशक में  आयी मन्दी हो या फिर 1930 के  दशक



की महामन्दी, पहले के  सभी आर्थिक संकटों के  बाद आर्थिक तेज़ी  का एक दौर हुआ करता
था। लेकिन 1970 की दशक में  जो आर्थिक संकट आया उसके  बाद विश्व पूँजीवाद ने
एक भी तेज़ी  का दौर नहीं  देखा है। उस दौर से लेकर आज तक दुनिया के  सकल घरेलू
उत्पाद की दर तीन प्रतिशत के  आस-पास या उससे कम रही है, जो कि एक सतत् मन्दी
को दिखलाती है। 1970 के  दशक से ही विश्व पूँजीवाद एक सतत् मन्द मन्दी का शिकार
रहा है। इस मन्दी से उबरने के  लिए इसने बीच-बीच में  वित्तीय पूँजी की सट्टेबाज़ी  के  कई
बुलबु ले पैदा किये। लेकिन सट्टेबाज़ी  के  हर बु लबु ले के  फू टने के  साथ मन्दी और भी ज़्यादा
व्यापक और गम्भीर रूप में  फिर से प्रकट हुई। 2006-07 में  सबप्राइम ऋण संकट के
साथ आवास बाज़ा र का बु लबु ला फू टा और नतीजे के  तौर पर जो आर्थिक संकट पैदा हुआ
वह पूँजीवाद के  इतिहास का सबसे गम्भीर संकट साबित हो रहा है। यह पहले के  सभी
संकटों से ज़्यादा ढाँचागत संकट है और इसके  बाद किसी वास्तविक तेज़ी  की उम्मीद
करना पूँजीवादी अर्थशास्त्री भी छोड़  चुके  हैं । सट्टेबाज़ी  के  बु लबु लों और युद्धों के  ज़ रिये
साम्राज्यवाद अपने लिए साँसें  उधार ले रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं  है
साम्राज्यवादी-पूँजीवादी व्यवस्था खुद-ब-खुद ख़ त्म हो जाएगी। जब तक सर्वहारा वर्ग अपने
हिरावल के  नेतृत्व में  इसके  ख़ि लाफ़  इंक़ लाबों को अंजाम नहीं  देगा, तब तक ये आदमखोर
और परजीवी व्यवस्था दुनिया पर बेरोज़ गारी, ग़रीबी, युद्ध और पर्यावरणीय विनाश थोप-
थोपकर ज़ि न्दा रहेगी।

मौजूदा संकट उपरोक्त अर्थों  में  एक अभूतपूर्व और अद्वितीय संकट है और इसे पूँजीवाद के
इतिहास का सबसे गम्भीर और सबसे ढाँचागत संकट कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं
होगी। मन्दी में  अब आकस्मिकता (contingency) या अचानक घटित होने
(suddenness) का तत्व नहीं  रह गया है या कम-से-कम वह प्रमु ख तत्व नहीं  रह गया
है। यह मौजूदा विश्व पूँजीवाद की स्थायी और संरचनागत परिघटना बन चुकी है। 1930
के  दशक की या उससे पहले 1870 के  दशक की मन्दी में  अचानक घटित होने का एक
तत्व था; मानो कोई रास्ते से जा रहा हो और अचानक कोई पेड़  उसके  ऊपर गिर पड़े !
कहने की आवश्यकता नहीं  कि वास्तव में  मन्दी कोई आकस्मिक चीज नहीं  है, लेकिन कम-
से-कम परिघटनात्मक स्तर (phenomenal level) पर इसमें  आकस्मिकता का तत्व
प्रधान था। यही कारण है कि पहले के  गम्भीर आर्थिक संकटों से ठीक पहले जो तेजी के
दौर चल रहे थे, उसमें बु र्जु आ अर्थशास्त्री किसी आसन्न मन्दी की सम्भावना को नहीं  देख
पा रहे थे। ये संकट जब फू टे तो उनके  लिए एक अचरज का विषय थे क्योंकि इसका कोई
पूर्वानु मान नहीं  था। मगर आज ऐसा नहीं  है। आज विश्व पूँजीवादी व्यवस्था सतत् मन्दी
की शिकार अपनी मृत्यु शय्या पर लेटी है और बीच-बीच में  वित्तीय सट्टेबाज़ी  के  स्टेरॉयड के
इंजेक्शनों से उसमें कु छ जान आती है। मन्दी के  चरित्र में  आये इस ऐतिहासिक परिवर्तन
के  साथ मन्दी के  प्रतिक्रियावादी परिणाम के  रूप में  पैदा होने वाले फासीवादी उभार के
चरित्र में  भी पहले के  मुकाबले कु छ अहम परिवर्तन आये हैं ।



1910 के  दशक के  उत्तरार्द्ध में  जब फासीवादी राजनीति का अंकु रण मुख्य रूप से इटली
और यूरोप के  कई देशों में  हो रहा था, तो उसमें भी एक आकस्मिकता का तत्व मौजूद था।
इटली में  एक मज़ बूत सुधारवादी मज़ दूर आन्दोलन, 1918-19 के  दौरान इटली में  मज़ दूर
परिषदों और सर्वहारा क्रान्ति के  प्रयोग के  असफल होने और सोवियत संघ में  सर्वहारा सत्ता
की स्थापना से पूँजीपति वर्ग में  पैदा हुए भय और प्रतिक्रिया के  कारण फासीवादी राजनीति
फल-फू ल रही थी। जर्मनी में  भी 1920 के  दशक के  मध्य से यह प्रक्रिया ज़ो र पकड़  चुकी
थी और 1919-20 में  असफल जर्मन समाजवादी क्रान्ति और रूस में  बोल्शेविकों के  सत्ता
में  आने से जर्मन पूँजीपति वर्ग के  बदन में  पैदा हुई सिहरन भी अभी पूरी तरह से गयी नहीं
थी। लेकिन जब 1929 में  आर्थिक संकट ने पूँजीपति वर्ग के  साँस लेने की जगह को और
संकु चित कर दिया, तो फासीवादी और नात्सी राजनीति को पूँजीपति वर्ग का और
ज़ बरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ और पूँजीपति वर्ग, विशेष तौर पर बड़े  पूँजीपति वर्ग ने लगभग
एकजुट होकर फासीवादी राजनीतिक विकल्प का चुनाव किया, ताकि संगठित सुधारवादी
मज़ दूर आन्दोलन का ध्वंस किया जा सके , मुनाफ़े  के  संकु चन को ख़ त्म किया जा सके
और हर प्रकार के  राजनीतिक विरोध का ख़ा त्मा कर संकट के  दौर में  पूँजीवादी संचय की
उत्तरजीविता-योग्य दर को सुनिश्चित किया जा सके ।

उस समय यूरोप के  कई अन्य देशों में  भी फासीवादी आन्दोलनों ने ज़ो र पकड़ा  हालाँकि
सत्ता हासिल करने में  वे सफल नहीं  हो पाये, जिसके  कि उस देश के  इतिहास और
राजनीति में  निश्चित कारण थे। लेकिन इसमें  कोई दो राय नहीं  है कि फासीवादी राजनीति
का उभार उस दौर में  सिर्फ़  जर्मनी या इटली तक ही सीमित नहीं  था, बल्कि कु छ देशों को
छोड़ कर लगभग सभी देशों में  फासीवादी राजनीति विविध रूपों में  अस्तित्व में  आयी थी।
लेकिन इन सभी देशों में  द्वितीय विश्वयु द्ध के  बाद फासीवादी राजनीति की पकड़
तात्कालिक तौर पर या तो ख़ त्म हो गयी थी या फिर इतनी कमज़ो र हो गयी थी कि उन्हें
फासीवादी आन्दोलन नहीं  कहा जा सकता था, बल्कि बस कु छ फासीवादी गिरोहों की
मौजूदगी ही कहा जा सकता था। इसके  बाद फासीवादी राजनीति और आन्दोलन के  ज़ो र
पकड़ ने की प्रक्रिया तथाकथित ‘तीसरी दुनिया’ के  कई देशों में  आर्थिक और राजनीतिक
संकट के  दौरान घटित होती है। लेकिन आम तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ
फासीवादी ग्रुप और पार्टियाँ तमाम देशों में  आम तौर पर लगभग लगातार मौजूद रहे हैं  (चाहें
बेहद कमज़ो र रूप में  ही क्यों न हों), वहीं  दूसरी ओर यह भी सच है कि फासीवाद ने
टटपुँजिया वर्गों  के  बीच एक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का रूप आर्थिक संकट और उसके
नतीजे के  तौर पर पैदा होने वाले राजनीतिक संकट के  दौर में  ही लिया है।

एशिया के  कई देशों में  भी, जिसमें  कि भारत भी शामिल है, फासीवादी समूहों या संगठनों की
मौजूदगी उनके  जन्म के  बाद से लगातार बनी रही है। भारत में  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
इसका क्लासिक उदाहरण है। यह समझना अनिवार्य है कि चूँकि 1940 से 1970 के
दशक में  आज़ा द हुए तमाम ‘तीसरी दुनिया’ के  देशों में  जिस किस्म का बौना, विकलांग,
रुग्ण और बीमार पूँजीवाद अस्तित्व में  आया, जिस किस्म का कमज़ो र पूँजीवादी जनवाद



अस्तित्व में  आया, जिस किस्म का सतत् रूप से संकटग्रस्त सामाजिक-राजनीतिक ताना-
बाना अस्तित्व में  आया उसके  मद्देनजर वहाँ फासीवादी आन्दोलन और समूहों की निरन्तर
सशक्त मौजूदगी की ज़ रूरत पूँजीपति वर्ग को कहीं  ज़्यादा थी। यही कारण है कि जहाँ हम
1950 के  बाद के  एक पूरे दौर में  यूरोपीय देशों में  फासीवादी आन्दोलन की मौजूदगी को
किसी महत्वपूर्ण रूप में  नहीं  देखते हैं , तो वहीं  भारत और कु छ ‘तीसरी दुनिया’ के  देशों में
फासीवादी आन्दोलन अपेक्षाकृ त ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति में  मौजूद था। विश्व
अर्थव्यवस्था के  साथ ‘तीसरी दुनिया’ के  देशों का समेकन 1970 के  दशक के  बाद विशेष
तौर पर बेहद तेज़ी  से बढ़ा । नतीजतन, वैश्विक संकट के  विश्वव्यापी प्रभाव एक हद तक
समतलीकरण हुआ। यही कारण है कि अब फासीवादी संगठन और आन्दोलन की मौजूदगी
और उनके  उभार की परिघटना का स्वरूप ज़्यादा वैश्विक और समान हो गया है। भारत में
1980 के  दशक के  अन्त में  भूमण्डलीकरण और नवउदारवादी नीतियों की शुरुआत के
साथ छोटे उत्पादकों, किसानों और टटपुँजिया वर्गों  का उजड़ ना और उनके  आर्थिक व
सामाजिक असुरक्षा में  बढ़ो त्तरी के  साथ फासीवादी उभार ज़ बरदस्त तेज़ी  के  साथ बढ़ा ।
जैसा कि हम पहले लिख चुके  हैं  द्रुत पूँजीवादी विकास से मध्यवर्ती वर्गों  के  उजड़ ने और
उनकी आर्थिक-सामाजिक असुरक्षा में  बढ़ो त्तरी फासीवादी सामाजिक आन्दोलन के  पैदा
होने में  हमेशा ही एक अहम कारक रहा है। भारत में  इस प्रक्रिया को हम 1980 के  दशक
के  अन्त और 1990 के  दशक की शुरुआत में  शुरू होते हुए देख सकते हैं । यह प्रक्रिया
एक नये चरण में  आज भी जारी है।

1980 के  दशक के  बाद से ही दुनिया भर के  देशों में  फासीवादी संगठनों और आन्दोलनों
की उपस्थिति कहीं  तेज़  तो कहीं  धीमी रफ़्तार से बढ़ी  है। कहीं  पर इन आन्दोलनों ने
नस्लवादी स्वरूप लिया है, कहीं  साम्प्रदायिक तो कहीं  प्रवासी-विरोधी। लेकिन अलग-
अलग रूपों में  इनकी मौजूदगी 1980 के  दशक के  बाद से ही बढ़ ती रही है और नयी
सहस्राब्दी की शुरुआत होने के  साथ तो इनकी बढ़ो त्तरी और अधिक तेज़  हुई है।

1950 के  दशक के  बाद भी अमेरिका और यूरोप के  विभिन्न देशों में  खुले और प्रच्छन्न
फासीवादी समूह मौजूद थे। मगर उनकी सामाजिक अपील बेहद सीमित थी। वे अक्सर
‘सीक्रे ट सोसायटी’ जैसे प्रतिक्रियावादी संगठन हुआ करते थे जो कि प्रवासियों पर, अश्वेतों
पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले किया करते थे। उनका चरित्र रोगात्मक
(pathological), प्रतिक्रियात्मक (reactive), तात्कालिक और मुद्दा-आधारित
प्रतिक्रिया का ज़्यादा था न कि एक सुचिन्तित, सुसंगठित विचारधारात्मक और राजनीतिक
प्रतिक्रिया का, जो कि योजनाबद्ध रूप से और सचेतन तरीके  से मज़ दूर-आन्दोलन,
कम्युनिस्टों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं ।

वैसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना वास्तव में  फासीवादी राजनीति का सबसे सतही मगर
फिर भी ज़ रूरी पहलू होता है। मज़ दूर आन्दोलन के  ध्वंस के  लिए और पूँजीवाद द्वारा पैदा
की गयी आपदाओं के  लिए ज़ि म्मेदार ठहराने के  लिए फासीवाद को हमेशा ही एक मिथकीय



या काल्पनिक शत्रु की, एक ‘फे टिश’ की आवश्यकता होती है। अलग-अलग किस्म के
अल्पसंख्यक और अरक्षित समुदाय फासीवादी राजनीति की इस ज़ रूरत को अलग-अलग
देशों में  अलग-अलग तरह से पूरा करते हैं । लेकिन प्रमु ख बात यह नहीं  है। प्रमु ख बात यह
है कि फासीवादी विचारधारा, राजनीति और संगठन का असल निशाना कम्युनिस्ट
क्रान्तिकारी और मज़ दूर आन्दोलन होता है क्योंकि संकटग्रस्त पूँजीवाद के  बचाव और
उसकी सेवा के  लिए इन दोनों का ख़ा त्मा ही सबसे ज़्यादा ज़ रूरी होता है।

ज़ा हिर है, फासीवादी राजनीति की पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक तौर पर ज़्यादा स्वायत्तता
होती है और यह पूँजी की प्रतिक्रिया का अतिरेकपूर्ण रूप होने के  साथ-साथ टटपुँजिया
वर्गों  की प्रतिक्रिया का रूमानी उभार भी होता है। इसीलिए फासीवादी राजनीति हमेशा
अतिरेकपूर्ण छोरों तक जाती है। दूसरे शब्दों में  कहें तो यही कारण है कि फासीवादी
राजनीति ऐसे हत्याकाण्डों, जनसंहारों और बर्बरता को अंजाम देती है जिसकी तार्कि क या
वैज्ञानिक व्याख्या असम्भव प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि नात्सियों द्वारा
यहू दियों, कम्युनिस्टों व अन्य विरोधियों के  नरसंहार की व्याख्या में  प्रत्यक्षवाद के  शिकार
समाज-विज्ञानी अपने आपको अक्षम पाते हैं । इसकी व्याख्या करने के  लिए ही उनमें  एक
पूरा अलग स्कू ल है जिसे ‘होलोकॉस्ट स्टडीज़ ’ कहा जाता है। ये उस नरसंहार के
मनोवैज्ञानिक पहलुओं आदि पर काफ़ी  ज़ो र देते हैं , लेकिन उसकी कोई तार्कि क व्याख्या
पेश नहीं  कर पाते हैं । क्योंकि इस गाँठ को वह जिस छोर को पकड़ कर खोलने की
कोशिश कर रहे हैं , उसे खीं चने से गाँठ और ज़्यादा उलझती है। नात्सियों द्वारा यहू दियों के
बर्बर नरसंहार और उसी प्रकार गु जरात में  2002 में  हुए बर्बर नरसंहार की व्याख्या एक
ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से की जा सकती है; निश्चित तौर पर,
मनोवैज्ञानिक पहलुओं का मूल्यांकन उसमें एक सहायक भूमिका निभा सकता है। मगर
अपने आपमें मनोवैज्ञानिक नज़ रिये से फासीवादियों के  बर्बर और तार्कि क व्याख्या से परे
लगने वाले कृ त्यों का विश्लेषण नहीं  किया जा सकता है। लेकिन अगर फासीवादी
राजनीति के  पूरे चरित्र को समझा जाय तो अतिरेकपूर्ण बर्बरता की ऐतिहासिकता
(historicity) और कारणों को समझा जा सकता है। जैसा कि बेर्टोल्ट ब्रेष्ट ने कहा था,
“बर्बरता से बर्बरता नहीं  पैदा होती; बर्बरता उन व्यावसायिक सौदों से पैदा होती है जिनके
लिए बर्बरता की आवश्यकता होती है।”
बहरहाल, हम अभी जिस मूल बात पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं , वह यह है कि संकट
के  ज़्यादा ढाँचागत और स्थायी परिघटना में  तब्दील होने के  साथ, उसकी आकस्मिकता या
अचानकपन के  पहलू के  कम होने के  साथ फासीवादी उभार के  चरित्र में  भी यह परिवर्तन
हुआ है कि वह पूँजीवादी व्यवस्था की ‘ऐज़  एण्ड व्हेन नीडेड’ दवाई के  समान नहीं  रह गया
है; वह भी मौजूदा सतत् रूप से संकटग्रस्त पूँजीवादी समाज की एक सतत्, स्थायी और
ज़्यादा ढाँचागत परिघटना में  तब्दील हो गया है। माइकल कालेकी की वह बात आज पहले
हमेशा से ज़्यादा लागू होती है कि फासीवाद जब सत्ता में  नहीं  भी होता है तो यह पूँजीपति
वर्ग का ज़ं जीर से बँधा हुआ कु त्ता होता है।



यही कारण है कि आज फासीवाद के  प्रतिरोध की रणनीति भी ज़्यादा स्थायी, सतत्,
निरन्तरतापूर्ण और व्यापक होनी चाहिए। फ़ा सीवादियों का मुकाबला आज ‘फ़ा यर-ब्रिगेड’
शैली में  नहीं  किया जा सकता है। यानी कि किसी जगह फ़ा सीवादियों के  किसी कृ त्य की
सूचना मिली तो फिर क्रान्तिकारी ताक़ तें  संयु क्त मोर्चा बनाकर उसकी मुख़ा लफ़ त करने
पहुँ च गयीं , या फिर किसी जन्तर-मन्तर या आजाद मैदान जैसी जगह पर कोई प्रतीकात्मक
प्रदर्शन कर दिया। यह फायर-ब्रिगेड शैली का प्रतिरोध ही आज फासीवादी ताक़ तों के
विरुद्ध हमें  हरा रहा है और हमें  कमज़ो र कर रहा है। इसे हमें  समझना ही होगा। फासीवाद
के  प्रतिरोध की हमारी कोई भी प्रभावी रणनीति आज पहले हमेशा से ज़्यादा इस बात की
माँग करती है कि हम समाज के  विभिन्न मेहनतकश वर्गों  और निम्न मध्यवर्गों  के  बीच, विशेष
तौर पर, उनकी बस्तियों में  और साथ ही काम करने की जगहों पर भी अपने मज़ बूत
आधार तैयार करें। यह काम इन इलाकों के  दौरे करके  नहीं  हो सकता। यह काम के वल
और के वल सतत् मौजूदगी से और संस्थाबद्ध हस्तक्षेप करके  ही हो सकता है। हमें  पहले
से ही समाज में  संघी फ़ा सीवादियों द्वारा अपनी तमाम संस्थाओं द्वारा बनायी गयी खन्दकों या
अवस्थितियों के  समक्ष अपने संस्थागत राजनीतिक व सुधार कार्यों  के  ज़ रिये अपनी
खन्दकें  या अवस्थितियों का निर्माण करना होगा। के वल इसी रास्ते आज फासीवाद-विरोधी
मज़ दूर वर्गीय रणनीति सफल हो सकती है।

इसी से जुड़ी  हुई बात यह भी है कि आज पहले के  मुकाबले कहीं  ज़्यादा हद तक फासीवादी
ताक़ तें  और आन्दोलन मज़ दूर वर्ग के  लिए बु र्जु आ वर्ग की अनौपचारिक राज्यसत्ता
(informal state power) का काम करते हैं । फासीवादी ताक़ तें  सत्ता में  रहने पर भी
आज के  दौर में  बहुत से काम उतने खुले और बेशर्म तरीके  से नहीं  कर पाती हैं , जितने
खुले और बेशर्म तरीके  से बीसवीं  सदी की फासीवादी और नात्सी सत्ताओं ने किया था,
जिसके  ऐतिहासिक कारणों पर हम ऊपर चर्चा कर चुके  हैं । इसलिए समाज में  मौजूद
फासीवादी गिरोहों के  ज़ रिये फासीवाद इस कमी को अपने आतंक के  अनौपचारिक राज्य
को स्थापित करके  पूरा करने का प्रयास करता है। मिसाल के  तौर पर, मोदी सरकार जो
कई सारे काम आधिकारिक तौर पर नहीं  कर सकती है, उन्हें  समाज में  मौजूद फासीवादी
ताक़ तों द्वारा, जैसे कि बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिन्दू परिषद्, या यहाँ तक कि
भाजपा के  ही कु छ साधु -सन्त सांसदों और विधायकों द्वारा करवाया जाता है। और जब
फासीवादी पार्टी सत्ता में  नहीं  भी रहती हैं  तो समाज में  मौजूद फासीवादी गिरोह मज़ दूर-
आन्दोलन को तोड़ ने वाली ताक़ तों और पूँजीपति वर्ग के  भाड़े  के  गु ण्डा-गिरोहों की भूमिका
को निभाते हैं । जो भी लोग देश में  क्रान्तिकारी मज़ दूर आन्दोलन में  सक्रिय हैं  वे जानते हैं
कि किसी प्रकार हर हड़ ताल या मज़ दूर संघर्ष के  दौरान स्थानीय फासीवादी गु ण्डा-गिरोह
उनके  ख़ि लाफ़  काम करते हैं ।

एक अन्तिम नुक़् ते पर चर्चा करके  हम अगले उपशीर्षक की ओर आगे बढ़ें  गे। भारत और
साथ ही दुनिया में  कु छ वामपंथी विश्लेषक और संगठन हैं  जिनका मानना है कि भारत में
मोदी सरकार का आना और तमाम किस्म की भगवा मुहिमों का देश में  हावी होना किसी



फासीवादी उभार का परिचायक नहीं  है। उनमें  से कु छ का मानना है कि मौजूदा सरकार
एक धुर दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सरकार है जिसमें  फासीवाद के  तत्व हैं । कु छ अन्य का
मानना है कि यह ‘नवउदारवादी पूँजी की प्रतिक्रियावादी तानाशाही’ है। संघ परिवार और
मोदी सरकार को सीधे फासीवादी न मानने या अर्द्ध-फासीवादी मानने के  पीछे एक
अनैतिहासिक नज़ रिया काम करता है। यह नज़ रिया बीसवीं  सदी के  फासीवादी और
नात्सी आन्दोलनों और सत्ताओं से आज के  फासीवादी उभार का सादृश्य निरूपण करता है
और जब उसे उस सादृश्य निरूपण के  आधार पर तमाम असमानताएँ  मिलती हैं  या कु छ
अधूरी तुलनाएँ  मिलती हैं , तो वह इस नतीजे पर पहुँ चता है कि मौजूदा फासीवादी उभार
वास्तव में  फासीवादी उभार नहीं  है या पर्याप्त रूप से फासीवादी उभार नहीं  है। या फिर
अतीत के  उदाहरणों के  आधार पर फासीवाद की एक बेहद संकीर्ण परिभाषा तैयार की
जाती है और जो फासीवादी उभार उस परिभाषा की सभी शर्तों  को पूरा नहीं  करता, उसे
फासीवादी उभार नहीं  माना जाता। हमारे दृष्टिकोण से यह पूरा नज़ रिया इस बात को नहीं
समझता कि सर्वहारा वर्ग की राजनीति के  साथ-साथ पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी
राजनीति भी ऐतिहासिक परिवर्तनों से होकर गु ज़ रती है; वह भी अपने अतीत से सबक लेती
है और नये ऐतिहासिक सन्दर्भ में  नये रूपों राजनीतिक, विचारधारात्मक और सांगठनिक
रूपों को जन्म देती है। वाल्टर बें जामिन के  शब्दों का इस्तेमाल करें तो फासीवादी राजनीति
भी ‘रिडेम्प्टिव एक्टिविटी’ (redemptive activity) करती है। अगर इस ऐतिहासिक
नज़ रिये से फासीवादी राजनीति और संगठन में  आये बदलावों की समीक्षा न करें और अपने
विश्लेषण को सादृश्य निरूपणों पर आधारित कर दें  तो न तो फासीवादी राजनीति के
इतिहास में  निरन्तरता के  पहलुओं की पहचान की जा सकती है और न ही विच्छेद के
पहलुओं की। इसलिए सर्वहारा वर्ग के  दृष्टिकोण से किये जाने वाले विश्लेषण को जहाँ
फासीवादी राजनीति में  आये तमाम परिवर्तनों को सही ऐतिहासिक सन्दर्भ में  रखकर उनकी
व्याख्या करनी चाहिए, वहीं  उसे इन परिवर्तनों से विस्मित होकर फासीवादी राजनीति को
पहचानने से इंकार नहीं  करना चाहिए।

पूँजीवादी आर्थिक संकट और फासीवादी उभार के  आर्थिक
नियतत्ववादी विश्लेषण की सीमाएँ

कई यान्त्रिक और आर्थिक नियतत्ववादी विश्लेषक पूँजीवादी आर्थिक संकट और फासीवादी
उभार के  बीच एक ‘दो दूनी चार’ का या समानु पातिकता का सम्बन्ध देखते हैं । ऐसे
विश्लेषण आपको असमाधेय अन्तरविरोधों के  ढेर में  ले जाकर गिरा देते हैं । इस प्रकार के
विश्लेषण ऐसे नतीजों पर पहुँ चाते हैं  कि आर्थिक संकट लगभग अनिवार्य रूप में  फासीवादी
राजनीति के  उदय में  परिणत होते हैं । लेकिन ऐसा कोई भी दृष्टिकोण इस बात की व्याख्या
नहीं  कर पाता है कि आख़ि र आर्थिक संकट ने अतीत में  और वर्तमान में  वैश्विक चरित्र होने
के  बावजूद सभी देशों में  सशक्त फासीवादी आन्दोलनों और सत्ताओं को जन्म क्यों नहीं
दिया? यह सच है कि आर्थिक संकटों ने लगभग हर देश में  किसी न किसी प्रकार की



पूँजीवादी प्रतिक्रिया को पालने-पोसने का काम किया। लेकिन हर पूँजीवादी प्रतिक्रिया को
फासीवाद का नाम नहीं  दिया जा सकता है। मिसाल के  तौर पर, सैनिक हुण्टाएँ  और अन्य
प्रकार तानाशाह सत्ताएँ  भी कई देशों में  संकट के  दौर में  अस्तित्व में  आयीं । कइयों को
बिखरे हुए फासीवादी समूहों का समर्थन भी प्राप्त था। लेकिन वे सत्ताएँ  अपने आप में
फासीवादी सत्ताएँ  नहीं  थीं । अपने विश्लेषण की तमाम गम्भीर सीमाओं के  बावजूद इतालवी
कम्यु निस्ट और बाद में  संशोधनवादी पामीरो तोग्लियाती की यह चेतावनी बिल्कु ल सही है
कि कम्युनिस्टों में  हर प्रकार की प्रतिक्रियावादी पूँजीवादी सत्ताओं को फासीवादी क़ रार दे
देने की प्रवृत्ति होती है जो बेहद घातक होती है क्योंकि यह सर्वहारा वर्ग को एक कारगार
फासीवाद-विरोधी रणनीति बनाने की आज्ञा नहीं  देती है।

फासीवादी प्रतिक्रिया अन्य प्रकार की पूँजीवादी प्रतिक्रियाओं जैसे कि सैन्य तानाशाही या
अन्य प्रकार की संसदीय तानाशाहियों से इस मायने में  भिन्न होती है है कि यह टटपुँजिया
वर्गों  के  एक प्रतिक्रियावादी, कट्टरतावादी सामाजिक आन्दोलन के  रूप में  अस्तित्व में  आती
है। यह बड़ी  पूँजी की नग्न तानाशाही को स्थापित करती है हालाँकि इसका सामाजिक
आधार टटपुँजिया वर्गों , सफे द कॉलर के  मज़ दूरों , लम्पट टटपुँजिया और लम्पट मज़ दूर वर्ग
के  बीच होता है। इसलिए आर्थिक संकट आम तौर पर पूँजीवादी प्रतिक्रिया को जन्म देता
है और यह पूँजीवादी प्रतिक्रिया कई किस्म के  रूप में  सामने आ सकती है, जिसमें  से
फासीवाद के वल एक रूप है। निकोस पु लान्तज़ा स ने इसी बात को इस रूप में  कहा है कि
उदार पूँजीवादी जनवाद के  अलावा तीन प्रकार की अपवादस्वरूप पैदा होने वाली पूँजीवादी
राज्यसत्ताएँ  या पूँजीपति वर्ग के  अधिनायकत्व के  तीन अपवादस्वरूप रूप होते हैं :
फासीवादी राज्यसत्ता, सैन्य तानाशाही और बोनापार्तवादी सत्ता।

बहरहाल, आर्थिक संकट और फासीवादी उभार के  बीच समानु पातिक आर्थिक रिश्ता
कायम करने वाले विश्लेषण की सीमाओं को समझने के  लिए यह समझना ज़ रूरी है कि
आर्थिक संकट किस प्रकार प्रतिक्रियावादी सम्भावना को जन्म देता है; किस प्रकार
प्रतिक्रियावादी सम्भावना के  साथ ही एक ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील सम्भावना भी
आर्थिक संकट के  एक परिणाम के  तौर पर सामने आती है; किस प्रकार प्रतिक्रियावादी
सम्भावना हर-हमेशा फासीवादी प्रतिक्रिया में  परिणत नहीं  होती है; और किसी प्रकार
क्रान्तिकारी सम्भावना के  वास्तविकता में  तब्दील न होने पर अलग-अलग प्रकार की
विशिष्ट राजनीतिक-ऐतिहासिक स्थितियों की मौजूदगी के  कारण अलग-अलग किस्म की
पूँजीवादी प्रतिक्रियाओं की सम्भावनाएँ  वास्तविकता में  तब्दील हो सकती हैं । इसके  लिए
पूँजीवादी राज्य के  प्रकार्यों  और उनकी पूर्ति की शर्तों  को समझना ज़ रूरी है।

पूँजीवादी राज्यसत्ता का सबसे अहम कार्य होता है पूँजीवादी समाज के  उत्पादन सम्बन्धों के
राजनीतिक व वैधिक रूपों को रेखांकित करना, उनकी हिफ़ा ज़ त करना और पूँजीपति वर्ग
के  सामूहिक वर्ग हितों को संगठित करना और उन्हें  “राष्ट्रीय हितों” के  रूप में  पेश करना।
जब पूँजीवादी राज्यसत्ता यह कार्य करने में  अक्षम होती है तब पूँजीवादी राज्य का संकट



पैदा होता है। आर्थिक संकट के  दौर में  मुनाफ़े  की ख़ तरनाक हदों तक गिरती दरों और
आपसी गलाकाटू प्रतिस्पर्धा के  कारण पूँजीपति वर्ग अपनी राज्यसत्ता के  ज़ रिये राजनीतिक
तौर पर संगठित हो पाने में  कई बार असफल हो जाता है। इसके  कारण वह अपने वर्ग
हितों को “राष्ट्र” के  हितों के  तौर पर जनता के  सामने पेश करने में  भी असफल हो जाता
है। परिणामतः पूँजीवादी राज्यसत्ता और पूँजीवादी शासक वर्ग अपना सामाजिक आधार
खोने लगते हैं । पूरी पूँजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व खण्डित होने लगता है; दूसरे शब्दों में
पूँजीपति वर्ग के  शासन की वैधता संकट में  पड़  जाती है। उदार पूँजीवादी राज्यसत्ता को
जिस प्रकार का और जिन कारणों से एक सामाजिक आधार प्राप्त होता है वह संकट के
दौर में  पूँजीवादी संचय के  लिए एक बाधा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार
संयु क्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के , विशेष तौर पर, पहले कार्यकाल के  कल्याणकारी
लोकरंजकतावाद के  दौरान जो झुनझुने जनता को थमाये गये थे (मसलन, ग्रामीण रोजगार
गारण्टी अधिनियम, सूचना अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार इत्यादि) उन दिखावटी
झु नझुनों का ख़ र्च उठाने में  भी संकट के  दौर में  भारतीय पूँजीवादी राज्य अक्षम था; इन
ख़ र्चीले झुनझुनों की मौजूदगी के  कारण भारतीय पूँजीपति वर्ग और उसकी राज्यसत्ता के
सामने कई प्रकार के  संकट उत्पन्न हो रहे थे। ऐसे में , पूँजीपति वर्ग की आपसी प्रतिस्पर्धा
भी एक ऐसी दिशा में  विकसित हो रही थी, जिसके  कारण उसके  राजनीतिक तौर पर
संगठित होने और अपने वर्ग हितों को “राष्ट्र” के  हितों के  तौर पर पैके ज करने के  कार्यभार
का निपटारा होना मुश्किल होता जा रहा था। विशालकाय घोटालों का घटित होना के वल
इस संकट की एक अभिव्यक्ति मात्र था। ऐसे में , पूँजीपति वर्ग के  सामूहिक वर्ग हितों को
कोई ऐसी राज्यसत्ता ही संगठित कर सकती है, जिसकी पूँजीपति वर्ग से सापेक्षिक
स्वायत्तता अपेक्षाकृ त ज़्यादा हो; जो पूँजीपति वर्ग को वह सामाजिक आधार मुहैया करा
सके , जिसे पूँजीपति वर्ग संकट के  दौर में  आपसी अन्तरविरोधों के  कारण खोने लगता है।
दक्षिणपंथी लोकरंजकता के  विभिन्न संस्करणों की ज़ मीन एक ऐसे दौर में  ही पैदा होती है।

एक ऐसी स्थिति में  ही हमारे देश में  दक्षिणपंथी लोकरंजकता के  विभिन्न संस्करण तैयार हुए
हैं  या मज़ बूत हुए हैं , जिनमें  से एक था ‘आम आदमी पार्टी’ का धुर दक्षिणपंथी
लोकरंजकतावाद, जिसे सीधे तौर पर फासीवादी तो नहीं  क़ रार दिया जा सकता, लेकिन
निश्चित तौर पर इसमें  फासीवादी तत्वों की मौजूदगी से इंकार भी नहीं  किया जा सकता
है। दूसरा था भारत के  क्लासिकीय फासीवादी संघ परिवार और भाजपा की राजनीति और
प्रतिक्रियावादी आन्दोलन का उभार। हमने पहले भी किसी और जगह इंगित किया है कि
इसमें  से पहले वाली राजनीतिक धारा यानी ‘आम आदमी पार्टी’ की राजनीति कम-से-कम
इसी रूप में  मौजूद नहीं  रह सकती है, जिस रूप में  वह आज मौजूद है। या तो ‘आम
आदमी पार्टी’ अपने ‘विशिष्ट बिक्री गु ण’ को खोकर किसी भी आम पूँजीवादी पार्टी में  तब्दील
हो जायेगी (जिस सूरत में  वह अन्ततः विसर्जित ही होगी) या फिर वह विसर्जित होकर
भाजपा और संघ परिवार के  फासीवादी उभार में  ही इज़ा फ़ा  करने का काम करेगी। जो भी



हो यह आराम से कहा जा सकता है कि इन दोनों धुर-दक्षिणपंथी उभारों में  ज़्यादा स्थायी
और टिकाऊ उभार संघ परिवार की फासीवादी राजनीति और आन्दोलन का उभार ही है।

बहरहाल, भारतीय पूँजीपति वर्ग द्वारा मोदी के  विकल्प का चुनाव एक राजनीतिक फै सला
था न कि शुद्धतः आर्थिक फै सला। हालाँकि राजनीति और आर्थिक पहलुओं के  बीच कोई
चीन की दीवार नहीं  होती है। जैसा कि लेनिन ने कहा था, ‘राजनीति अर्थशास्त्र की
सर्वाधिक सान्द्र  अभिव्यक्ति होती है।’ निश्चित तौर पर, यह राजनीतिक फै सला आर्थिक
संकट से प्रेरित था। लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि पूँजीपति वर्ग के वल यही
फै सला ले सकता था। अभी पूँजीवादी दायरे के  भीतर भी अन्य प्रतिक्रियावादी विकल्प
मौजूद थे जिनका भारतीय पूँजीपति वर्ग चुनाव कर सकता था। वास्तव में , अगर हम
आर्थिक नीतियों की बात करें तो संयु क्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के  दूसरे कार्यकाल
की नीतियों और मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों में  परिमाणात्मक अन्तर ही मौजूद है,
हालाँकि मोदी सरकार अपने श्रम-विरोधी एजेण्डे को ज़्यादा आक्रामक और खुले तरीके  से
लागू कर रही है और किसी भी प्रकार के  प्रतिरोध के  भीषण दमन के  लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध
है। मगर आतंकवाद-रोधी कानून, ऑपरेशन ग्रीन हण्ट, श्रम कानूनों में  सुधार से लेकर नर्म
के सरिया लाइन, साम्राज्यवाद के  साथ समझौते कर देश के  संसाधनों की खुली लूट की
छू ट देने तक के  मामले में  कांग्रेस-नीत संप्रग गठबन्धन किसी भी रूप में  भाजपा सरकार से
ज़्यादा पीछे नहीं  था। लेकिन आर्थिक संकट का असर उन पूँजीपति वर्गों  में  ज़्यादा तेज़ी  से
भयाक्रान्तता का माहौल तैयार करता है जिनका आर्थिक सन्तुलन ज़्यादा नाजुक हो और
जिनका जनवादी चरित्र या तो अनुपस्थित हो या फिर न होने की हद तक कमज़ो र और
क्षणभंगु र हो। भारत के  पूँजीपति वर्ग के  बारे में  ये दोनों ही बातें  लागू होती हैं । इसलिए यह
संकट के  दबाव में  जल्दी भयाक्रान्त होता है, इसमें  जल्दी भगदड़  मचती है, यह जल्दी
अपने राजनीतिक संगठन व एका को खो बैठता है और इसीलिए यह कहीं  जल्दी फासीवादी
विकल्प को चुनने की ओर अग्रसर होता है। साथ ही, भारतीय समाज के  टटपुँजिया वर्गों
के  फासीवादी रूपान्तरण की सम्भावना-सम्पन्नता भी आज के  यूरोपीय देशों के  टटपुँजिया
वर्ग की अपेक्षा कहीं  ज़्यादा है। इसलिए फासीवाद भारत के  पूँजीपति वर्ग को ज़्यादा तेज़ी
के  साथ अपने टटपुँजिया उभार के  ज़ रिये तात्कालिक तौर पर एक सामाजिक आधार
मु हैया करा सकता है। इस रूप में  भारत में  फासीवादी उभार के  कु छ विशिष्ट राजनीतिक
और ऐतिहासिक कारण हैं  जिन्हें  समझना बेहद ज़ रूरी है और के वल आर्थिक संकट के
उपोत्पाद के  रूप में  उसका चित्रण हर-हमेशा बेहद सीमित होगा और आज के  दौर में  जो
राजनीतिक सन्धि-बिन्दु उपस्थित है, उसकी कारणात्मक व्याख्या नहीं  कर पायेगा।

इस सन्दर्भ में  पूँजीवादी व्यवस्था के  तहत राज्यसत्ता और राजनीति की इस सापेक्षिक
स्वायत्तता को समझना बेहद ज़ रूरी है। हर वर्ग समाज में  राज्यसत्ता का कार्य होता है उस
समाज के  उत्पादन सम्बन्धों को कानूनी जामा पहनाना और उसकी हिफ़ा ज़ त करना या
उसे कायम रखना। लेकिन पूँजीवादी समाज अपने से पहले के  समाजों से इस मायने में
भिन्न होता है कि यह आर्थिक शोषण पर आधारित होता है, आर्थिके तर उत्पीड़ न पर नहीं ।



यहाँ आर्थिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के  लिए किसी प्रत्यक्ष राजनीतिक
हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं  होती है, जैसा कि सामन्तवाद में  होता है। इसलिए पूँजीवादी
राज्यसत्ता और पूँजीवादी राजनीति पूँजीवादी समाज में  जारी उत्पादन व आर्थिक
गतिविधियों से सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होते हैं , हालाँकि अन्तिम विश्लेषण में  किसी भी
पूँजीवादी समाज में  पूँजीवादी राज्यसत्ता को पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों, मुनाफ़े  और पूँजी
संचय के  जारी रहने को सुनिश्चित करना होता है। दूसरे शब्दों में  कहें तो अन्तिम
विश्लेषण में  पूँजीवादी राज्यसत्ता को पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के  पु नरुत्पादन को
सुनिश्चित करना होता है। लेकिन पूँजीवादी राज्यसत्ता यह कार्य वर्चस्व की अपनी प्रणाली
के  द्वारा करती है। पूँजीपति वर्ग के वल अपनी राज्यसत्ता के  द्वारा ही एक वर्ग के  तौर पर
राजनीतिक रूप से संगठित होता है, या कहें कि अपने वैयक्तिक पूँजीवादी हितों से ऊपर
उठकर अपने सामूहिक पूँजीवादी वर्ग हितों की मंज़ि ल तक पहुँ चता है। राज्यसत्ता जब भी
पूँजीपति वर्ग के  वैयक्तिक सदस्यों के  साथ अपनी निकटता को छिपा नहीं  पाती तो यह
उसकी भारी असफलता होती है और उसकी वैधता को कमज़ो र करती है। दूसरे शब्दों में ,
पूँजीवादी राज्यसत्ता अगर पूँजीपति वर्ग के  वैयक्तिक सदस्यों से दूरी को प्रदर्शित करने में
असफल होगा तो वह पूँजीपति वर्ग के  हितों को राजनीतिक तौर पर संगठित कर पाने और
उनकी नुमाइन्दगी कर पाने की क्षमता खोता जायेगा। वैयक्तिक पूँजीपतियों से दूरी को
प्रदर्शित करके  ही पूँजीवादी राज्यसत्ता पूँजीपति वर्ग के  सामूहिक वर्ग हितों को संगठित कर
सकती है और उसे “राष्ट्रीय हित” के  तौर पर जनता के  बीच पेश कर वैधता अर्जित कर
सकती है, और इसके  लिए पूँजीवादी राज्यसत्ता को कई बार पूँजीपति वर्ग के  वैयक्तिक
सदस्यों की इच्छा के  विपरीत कार्य भी करना होता है। यह पूँजीवादी राज्यसत्ता का सबसे
अहम कार्य होता है।

इसी के  साथ पूँजीवादी राज्यसत्ता का दूसरा सबसे अहम कार्य जुड़ा  हुआ है। यह दूसरा
कार्यभार है मज़ दूर वर्ग व अन्य शासित मेहनतकश वर्गों  को विसंगठित रखना, उन्हें
लगातार वैयक्तिक या आणविकीकृ त (atomized) व्यक्तियों के  रूप में  बनाये रखना।
दूसरे शब्दों में  कहें तो उन्हें  ‘नागरिक’ के  रूप में , बु र्जु आ “राष्ट्र” के  एक अंग या सदस्य के
रूप में  उत्पादित व पु नरुत्पादित करना (बड़े  विस्मय की बात है कि सर्वहारा राजनीति का
अगुवा होने का दावा करने वाला एक अर्थवादी और अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी
संगठन ‘नागरिक’ नाम से अपना मुखपत्र निकालता है, जो कि उसकी अधकचरी और
दरिद्र  ऐतिहासिक समझदारी को दिखलाता है; नागरिकता का पूरा विमर्श ही वास्तव में
बु र्जु आ जनवादी क्रान्तियों के  दौर में  पैदा हुआ था और आज इस विमर्श की कोई विशिष्ट
प्रगतिशील सम्भावना शेष नहीं  रह गयी है)।

पूँजीवादी राज्य को पूँजीवादी आर्थिक सम्बन्धों के  कानूनी औपचारिकीकरण और उनके
सांगठनिक ढाँचे को तैयार करने और पूँजीवादी उत्पादन को सम्भव बनाने के  लिए
अवसरंचनात्मक ढाँचा तैयार करने के  अलावा संकटों को टालने के  लिए आर्थिक
विनियमन करने, श्रम और पूँजी के  बीच के  अन्तरविरोधों को ख़ तरनाक हदों तक विकसित



होने से रोकने के  लिए राजकीय हस्तक्षेप द्वारा उन्हें  विनियमित करने और साथ ही
कल्याणकारी नीतियों और जुमलों के  ज़ रिये और साथ ही राष्ट्रीय कट्टरवाद के  ज़ रिये अपने
शासन की ख़ा तिर जनता की सहमति का निर्माण भी करना होता है। इनमें  से विशेष तौर
पर बाद के  तीन कार्यों  को पूरा करने के  लिए उसे कभी-कभी पूँजीपति वर्ग के  बहुलांश की
इच्छाओं की अवहेलना भी करनी पड़ ती है। लेकिन पहले दो कार्यों  के  लिए उसे पूँजीपति
वर्ग के  प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता पड़ ती है। इन सारे प्रकार्यों  के  निष्पादन के  लिए
पूँजीवादी राज्यसत्ता को आर्थिक संसाधनों के  साथ ही साथ न सिर्फ़  जनता की सहमति की
आवश्यकता पड़ ती है, बल्कि पूँजीपति वर्ग के  भी प्रत्यक्ष सहयोग की आवश्यकता पड़ ती
है। ज़ा हिर है, इसके  लिए अर्थव्यवस्था में  लगातार वृद्धि, यानी कि स्वस्थ व सतत् पूँजीवादी
मु नाफ़े  की, और साथ ही सामाजिक जीवन स्तर में  बेहतरी की आवश्यकता होती है जो कि
जनता के  बीच सहमति का निर्माण कर सके  और पूँजीपति वर्ग के  सहयोग को सुनिश्चित
कर सके । लेकिन आर्थिक संकट के  दौर में  राज्यसत्ता के  पास ये सारी सहू लियतें  नहीं  रह
जाती हैं । आर्थिक संकट के  दौरों में  जनता के  व्यापक जनसमुदायों के  बीच सहमति के
निर्माण की प्रक्रिया को पूँजी संचय को जारी रखते हुए चलाना बेहद मुश्किल होता जाता
है। दूसरे शब्दों में , पूँजीपति वर्ग के  पूँजी संचय को सुनिश्चित करना और जनता के  बीच
पूँजीवादी शासन की वैधता को बरक़ रार रखना एक साथ असम्भव हो जाता है। विशेष तौर
पर, अगर किसी मज़ बूत सुधारवादी मज़ दूर आन्दोलन का दबाव हो तो आर्थिक संकट का
असर पूँजीपति वर्ग पर और भी ज़्यादा ज़ बरदस्त होता है, जैसा कि इटली और जर्मनी में
हुआ। ऐसे में , पूँजीपति वर्ग की प्रतिक्रिया का फासीवादी रूप लेने की सम्भावना ज़्यादा
प्रबल होती है। अगर मज़ दूर वर्ग की राजनीति क्रान्तिकारी विकल्प को न अपनाकर
सुधारवादी, अर्थवादी, संशोधनवादी और ट्रेड यूनियनवादी विकल्प को अपनाती है, तो
वास्तव में  वह फासीवादी उभार और प्रतिक्रिया को बढ़ा वा देने का ही काम करती है। ऐसी
सुधारवादी मज़ दूर राजनीति न तो पूँजीवादी व्यवस्था के  आगे जाने की बात करती है और
न ही पूँजीवादी व्यवस्था के  लिए साँस लेने की जगह छोड़ ती है, जिसका नतीजा होता है
पूँजीवादी प्रतिक्रिया जो कि फासीवादी रूप भी ले सकती है।


